
त्रतिवेदज t
O
)
 

IR
RS
ID
 
ल
ा
ग
त
 

jo
OR
py
H 

QadR लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के 
आवंटन और मुल्यनिर्धारण जले 

संबंधित मामलों की जांच संबंधी 
संयुक्त संसठीय समिति 

adh 

Ne
] 

Jo
Jo

 
ey
e 

lo
ap
ii
e 

cb 
wo

pP
Re

 
ey
e 

G
e
l
s
 

Ri
gi

z 
Ri

PR
R 

pp
le
 
[B

P 
Pl
s 

[sb
 
Or
ie
 
LR
IP
R 

एट 
nz
 

लोक सभा सचिवालय 
नई दिल्‍ली 





प्रतिवेदन 

दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्यनिर्धारण 
से संबंधित मामलों की जांच संबंधी संयुक्त संसदीय समिति 

(पंद्रहवीं लोक सभा) 

29 0५1 2015 
Cee 22: को अध्यक्ष महोदया को प्रस्तुत किया गया। 

न मम मम को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। 

eee eer ey को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। 

लोक सभा सचिवालय 

नई दिल्‍ली 

अक्तूबर, 2013/कार्तिक, 1935 (शक)



सीबी संख्या 551 

मूल्य: ₹ 330.00 

© 2013 लोक सभा सचिवालय 

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, 

नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।



विषय-सूची 

पृष्ठ 

संयुक्त संसदीय समिति की संरचना ( 2011-12 ). ersrrrssrnsnentnnneennernnrennsreniscnnesennrrnnnann (iii) 

प्रतिवेदन में प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों की सूची. ee (५) 

Wane. .... (vii) 

अध्याय एक प्रस्तावना 9... 70.0 अल ल 27030,0207 न 3.1 म 10 अ कस 1 

अध्याय दो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 का युग.. 3 

अध्याय तीन नई दूरसंचार नीति-1999 और अंतरण पैकेज ..............-ननाेननननियििनिनियितिपितिनियातिि* 18 

अध्याय चार पोस्टमाइग्रेशन पीरियड 34 

अध्याय पांच एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस प्रणाली ................-००-वववननितनिनिितितिननिनतिनतिन 48 

अध्याय छह 2008 में एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस ............५-० ० «ननिनिनिननिनििनिनिनितियितितिनितियितितिति नितिन 64 

अध्याय सात लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के मुद्दे के कारण वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन ..........०«ननननननननायाना 97 

अध्याय आठ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की भूमिका............०वनननिनानिनििनिितियितितििा 114 

अध्याय नौ स्पेक्ट्रम--एक बहुमूल्य राष्ट्रीय सम्पदा 117 

अध्याय दस टिप्पणियां/सिफारिशें 141 

विमत्त टिप्पण 185 

अनुबंध 
275 

* समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए/सभा पटल पर रखे गए थे परंतु मुद्रित नहीं किये गये। उनकी पांच प्रतियां 

संसद ग्रंथालय में रखी गई। 

(i)



दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्यनिर्धारण से संबंधित 

मामलों की जांच करने संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की संरचना 

श्री पी.सी. चाको — सभापति 

श्री वी. अरूण कुमार 

श्री इज्यराज सिंह 

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा 

श्री भक्त चरण दास४७ 

डॉ. निर्मल खत्री 

सरदार प्रताप सिंह बाजवा” 

श्री टी.आर. बालू 

श्री कल्याण बनर्जी 

श्री जसवंत सिंह 

श्री यशवंत सिन्हा 

श्री हरिन पाठक 

श्री गोपीनाथ मुंडे 

श्री शरद यादव 

श्री दारा सिंह चौहान 

श्री शैलेन्र कुमार 

श्री गुरूदास दासगुप्त 

श्री अर्जुन चरण सेठी 

डॉ. एम. dee 

श्री आनन्द भास्कर wie 

सदस्य 

लोक सभा 

राज्य सभा 

(iii)



22. श्री पी. seer 

23. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** 

24. डॉ. अशोक एस. गांगुली 

25. डॉ. योगेन्द्र पी. त्रिवेदी 

26. श्री धर्मेन्द्र प्रधान** 

27. श्री रवि शंकर प्रसाद** 

28. श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह 

29. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा 

30. श्री सीताराम येचुरी 

सचिवालय 

1. श्री एस. बाल शेखर — महासचिव 

2. श्री सिरिल जॉन = निदेशक 

3. श्री जे.एम. बेशाख = निदेशक 

4. श्री धीरज कुमार = अपर निदेशक 

5. श्री सत्य विजय राम जप संयुक्त निदेशक 

6. श्री श्रीकांत एस. — समिति अधिकारी 

7. श्री सुरेन्द्र चौधरी — वरिष्ठ कार्यकारी सहायक 

8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा — कार्यकारी सहायक 

9. श्री विजय मिश्रा — कार्यकारी सहायक 

+ (एक) श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव, संसद सदस्य (4.3.2011 से 12.7.2011 तक), (दो) श्री विजय बहुगुणा, संसद सदस्य (4.8.2011 से 

30.4.2012 तक) तथा (तीन) डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य (22.5.2012 से 1.11.2012 तक) प्रत्येक के सामने दर्शाया गयी अवधि तक समिति के 

सदस्य थे। श्री वी. अरूण कुमार, संसद सदस्य 26.11.2012 को नियुक्त हुए। 

# श्री पवन सिंह घाटोवार, संसद सदस्य जिन्होंने 12.7.2011 से समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, के स्थान पर 4.8.2011 को नियुक्त हुए। 

श्री पी. भट्टाचार्य, संसद सदस्य 29.08.2013 को डॉ. ई.एम. सुदर्शन नाच्वीयपन, संसद सदस्य जिन्होंने 17.6.2013 को संयुक्त संसदीय समिति से त्यागपत्र 

दे दिया था, के स्थान पर नियुक्त हुए। श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन, संसद सदस्य दिनांक 7.9.2011 को श्रीमती जयंती नटराजन, संसद सदस्य जिन्होंने 

12.7.2011 को समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, के स्थान पर नियुक्त हुए। 

७ 7.9.2011 से पुन: नियुक्त। 

सर्वश्री प्रवीण राष्ट्रपाल, एस:एस. अहलूवालिया तथा रवि शंकर प्रसाद, संसद सदस्य 2.4.2012 से राज्य सभा की सदस्यता से सेवानिवृत्त हुए। 

सर्वश्री प्रवीण राष्ट्रपाल, रवि शंकर प्रसाद, संसद सदस्य 22.5.2012 से पुनः नियुक्त हुए। श्री धर्मेन्र प्रधान, संसद सदस्य 22.5.2012 से श्री एस.एस. अहलूवालिया, 

संसद सदस्य जो सेवानिवृत्त हो गए थे, के स्थान पर नियुक्त हुए। 

% 72.5.2012 से श्री अखिलेश यादव, संसद सदस्य जिन्होंने 2.5.2012 से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, के स्थान पर नियुक्त हुए। 

# श्री आनन्द भास्कर रापोलू, संसद सदस्य 6.9.2012 से प्रो. पी.जे. कुरियन, संसद सदस्य जो 1.7.2012 से राज्य सभा की सदस्यता से सेवानिवृत्त हो गए. 

थे, के स्थान पर नियुक्त हुए। 

७७ 26.11.2012 से श्री मनीष तिवारी, संसद सदस्य, जिन्होंने 29.10.2012 से समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, के स्थान पर नियुक्त हुए। 

26.11.2012 से श्री अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने 5.11.2012 से समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, के स्थान पर नियुक्त हुए। 

श्री अशोक एस. गांगुली, संसद सदस्य दिनांक 29.8.2013 को श्री तिरूची शिवा, जो 24.7.2013 को राज्य सभा की सदस्यता से सेवानिवृत्त हो गए थे, 

के स्थान पर नियुक्त हुए। 

(५)



प्रतिवेदन में प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षों की सूची 

एजीआई भारत का महान्यायवादी 

एजीआर समायोजित सकल राजस्व 

एआईपी एडमिनिस्ट्रेटिव इन्सेंटिव प्राइसिंग 

एआरपीयू प्रति इकाई औसत राजस्व 
एयूएसपीआई एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकाम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया 
बीआईसीपी औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो 
बीएसओ बुनियादी सेवा प्रचालक 

बीएसपी बुनियादी सेवा प्रदाता 

बीटीएस बुनियादी दूरसंचार सेवा 

बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड 

सीएण्डएजी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 

सीबीआई केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल waa 

सीडीओटी टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र 
सीएमएसपी सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता 

सीएमटीएस Hea मोबाइल दूरसंचार सेवा 

सीओएआई सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 

सीएमएसओ सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रचालक 

सीवीसी मुख्य सतर्कता आयुक्त 

डीईए आर्थिक कार्य विभाग 

डीएचकक्‍्यू जिला मुख्यालय 
डीओटी दूरसंचार विभाग 

डीटीएच डायरेक्ट-टु-होम 
डीटीएस दूरसंचार सेवा विभाग 

ईडी प्रवर्तन निदेशालय 

ईजीओएम मंत्रियों का अधिकारप्राप्त समूह 

एफएसपी नियत सेवा प्रदाता 
एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

एफसीएफएस पहले आओ, पहले पाओ 

एफबीजी वित्तीय बैंक गारंटी 
एफआईपीबी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड 

जीओआई भारत सरकार 

जीओएम मंत्री समूह 
जीओटी-आईटी दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी अभिसारिता संबंधी समूह 
जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन 
आईसीआईसीआई भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम



आईसीटी 

आईएलडी 

आईआरआर 

आईएसडीएन 

आईएसपी 

आईटीयू 

एलओओआई 

एमएचजेड 

एमएलजे 

एमटीएनएल 

एमओसीएण्डआईटी 

एमओएफ 

एमओसीए 

एमओआईएण्डबी 

एनएफएपी 

एनएलडीएस 

एनपीए 
एनपीवी 

एनटीपी 

पीसीओ 

पीएमओ 

पीएसटीएन 

पीबीजी 

एसएसीएफए 
एसडीसीए 

टीसी 

टीडीएमए 

टीडीएसएटी 

टीओआर 

टीआरएआई 

टीईसी 
यूएएस 

यूएएसएल 
यूएलआर 

यूएसओ 
वीपीटी 

वीएसएटी 

वीएसएनएल 

डब्ल्यूएलएल 

डब्ल्यूएलएल (एम ) 

डब्ल्यूपीसी 

डब्ल्यू आरसी 

(vi) 

सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी 

इंटरनेशनल लॉग fea 

इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 

इंटीग्रेटिड सर्विसेज डिजीटल नेटवर्क 

इंटरनेट सेवा प्रदाता 

इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन 

आशय पत्र 

मेगाहट्ट्ज 

विधि ओर न्याय मंत्रालय 

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

वित्त मंत्रालय 

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना 

नेशनल लॉग fea सेवा 

गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति 

fad वर्तमान मूल्य 

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 

पब्लिक कॉल ऑफिस 

we डिस्टेंस चार्जिग एरिया 

दूरसंचार आयोग 

टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस 

दूरसंचार विवाद निपटान और अपील प्राधिकरण 

विचारार्थ विषय 

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 

दूरसंचार अंभियांत्रिकी केन्द्र 

एकीकृत wade सेवा 

एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस 

एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली 

सार्वभामिक सेवा दायित्व 

विलेज पब्लिक टेलीफोन 

at wet अपरचर टर्मिनल 

विदेश संचार निगम लिमिटेड 

वायरलैस इन लोकल लूप 

वायरलैस इन लोकल लूप रिलेटिंग टू लिमिटेड मोबीलिटी 

वायरलैस आयोजना और समन्वय 

वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस



प्राक्कथन 

मैं, दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति की ओर 
से समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए इसके द्वारा ग्राधिकृत किए जाने पर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। 

2. 4 मार्च, 2011 को गठित हुई समिति से यह कहा गया था कि वह मानसून सत्र के अंत तक संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करे। विचारार्थ विषयों में अत्यधिक समयावधि के लग जाने तथा जांच पड़ताल की पेचीदा प्रकृति के मद्देनजर समिति निर्धारित समयावधि 
में अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकी। इसने पांच बार समय विस्तार कराया अर्थात्‌ बजट सत्र 2012 तक और अंत में बजट सत्र 2013 तक। 

3. समिति की कुल मिलाकर 57 बैठकें हुईं। समिति ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), वित्त मंत्रालय 
(राजस्व और आर्थिक कार्य विभाग), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी हासिल की है, उनका मौखिक साक्ष्य लिया है और उनके साथ पारस्परिक वार्ता की हे। 
भारत के महान्यायवादी ने भी समिति को अपने विचारों से अवगत कराया। गैर-सरकारी साक्षियों तथा परिसंघों जिनका समिति ने मौखिक 
साक्ष्य लिया हैं तथा उन व्यक्तियों जिन्होंने प्रश्गावली के लिखित उत्तर प्रस्तुत किए हैं, की सूची अनुबंध में दी गई ci समिति के 
समक्ष दिए गए मौखिक साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया हें। 

4. समिति की बैठकों की कुल अवधि लगभग 155 घंटे थी। समिति के समक्ष दिए गए मौखिक साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा 
गया था। यह 2647 पृष्ठों में है। समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन के खण्ड-दो में दिया गया ZI 

5. समिति ने दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को हुई बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया। प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार किये 
जाने के प्रश्न को मतदान के लिए रखा गया और वह बहुमत द्वारा स्वीकार हुआ जिसमें 16 सदस्यों ने प्रतिवेदन के पक्ष में और 

11 सदस्यों ने इसके विरुद्ध मतदान किया। तीन सदस्य अनुपस्थित रहे। कुछ सदस्यों ने विमत्त टिप्पण दिये। विमत्त टिप्पणों में 
नियम 303(5) के अनुरूप न यायी जाने वाली अभ्युक्तियों/टिप्पणियों/आक्षेपों को अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 91(1) 

के तहत प्रतिवेदन से हटा दिया गया है। विमत्त टिप्पण प्रतिवेदन में संलग्न किये गये ZI 

के सभापति की हेसियत से मैं समिति के सदस्यों तथा पूर्व सदस्यों, जो 
किशोर चन्द्र एस. देव, श्री पवन सिंह घाटोवार, श्रीमती जयन्ती नटराजन, श्री एस.एस. अहलुः 

यादव, प्रो. पी. जे कुरियन, डॉ. शशी थरूर, श्री मनीष तिवारी, श्री अधीर रंजन चौधरी, डॉ. Sun सुदर्शन नाच्चीयप्पन और श्रीं तिरुचि 
शिवा के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने समिति की चर्चाओं में भागीदारी के माध्यम से यथासंभव सेवा की है और 
उनके बहुमूल्य सुझाव जो उन्होंने समिति को दिए हैं वे इस प्रतिवेदन को तैयार करने में काफी हद तक सहायक सिद्ध हुए I 

7. समिति विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों, संघों तथा व्यक्तियों के प्रति भी अपना धन्यवाद व्यक्त करती है जिन्होंने समिति के विचारार्थ 
विषयों से संबंधित सामग्री तथा सूचना उपलब्ध कराई हैं तथा इसके समक्ष अपना साक्ष्य दिया zl 

8. लोक सभा सचिवालय ने समिति को सचिवालय उपलब्ध करवाया और इस प्रयोजनार्थ एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया था। 
समिति श्री एस. बाल शेखर, महासचिव, लोक सभा (तत्कालीन सचिव); सिरिल जॉन, निदेशक; जे.एम. बैसाख, निदेशक; धीरज कुमार, 

अपर निदेशक; सत्य विजय राम, संयुक्त निदेशक; श्रीकांत एस., कार्यकारी अधिकारी; सुरेन्द्र चौधरी, वरिष्ठ कार्यकारी सहायक; तरविन्दर 
पाल सिंह, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक; प्रमोद कुमार शर्मा, कार्यकारी सहायक; विजय मिश्रा, कार्यकारी सहायक और रवि कुमार, वैयक्तिक 
सहायक द्वारा किये गये कार्य की सराहना करती है। समिति सचिवालय को सर्वश्री उमराव सिंह, आशुलिपिक; चेतन प्रकाश, कनिष्ठ 

लिपिक; जगदीश ala, चैम्बर परिचारक; गजे सिंह रावत, चैम्बर परिचारक; अशोक, परिचारक ग्रेड-1; सुरेन्द्र सिंह, परिचारक FSI 

ओर दिनेश भारती, सेशनल परिचारक द्वारा भी सहायता प्रदान की गई। 

नई दिल्‍ली; पी.सी. चाको, 

25 अक्तूबर, 2013 सभापति, 

03 कार्तिक, 1935 (शक) दूरसंचार लाइसेंसों और Wace के आवंटन और मूल्य निर्धारण से 

संबंधित मामलों की जांच करने के 

लिए संयुक्त संसदीय समिति। 

(vii)





अनुबंध 

(प्राककथन का पैरा 3) 

1. गैर-सरकारी साक्षियों की सूची जिन्होंने मौखिक साक्ष्य दिया 

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग ) के पूर्व सचिव 

(एक) श्री ए.वी. गोकाक 

(दो) श्री अनिल कुमार 

(तीन) श्री श्यामल घोष 

(चार) श्री विनोद वैश्य 

(पांच) श्री नृपेन्द्र मिश्रा 

(छह) श्री बृजेश कुमार 

(सात) डॉ. जे.एस. सर्मा 

(आठ) श्री डी.एस. माथुर 

(नौ) श्री सिद्धार्थ बेहुरा 

(दस) श्री TS. थामस 

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (as) के पूर्व चेयरमैन 

(एक) जस्टिस एस.एस. सोढी 

(दो) श्री एम.एस. वर्मा 

(तीन) श्री प्रदीप बेजल 

(चार) श्री नृपेन्द्र मिश्रा 

संघ 

(एक) सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) 

(दो) एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (एयूएसपीआई) 

अन्य साक्षी 

(एक) डॉ. डी. सुब्बाराव, भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव और गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक 

(दो) श्री के.एम. चन्द्रशेखर, पूर्व मंत्रिमंडल सचिव 

(तीन) श्रीमती सिंधुश्री weer, सचिव, पूर्व अपर सचिव, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) 

(चार) श्री आर.पी. सिंह, भूतपूर्व महानिदेशक, लेखापरीक्षा (डाक और दूरसंचार) 

2. व्यक्तियों की सूची जिनके द्वारा लिखित उत्तर सौंपे गए 

(एक) श्री ए. राजा, संसद सदस्य, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

(दो) श्रीमती मंजू माधवन, पूर्व सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग 

(तीन) श्री विनोद मेहता, संपादकीय अध्यक्ष, आउटलुक पत्रिका





प्रतिवेदन



अध्याय एक 

Fea 

वर्ष 2001 में पता चले मूल्य पर वर्ष 2008 में 122 यूनीफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंसिज के जारी किए जाने में हुई अनियमितताओं 
के कारण 2008-2010 की अवधि के दौरान राजकोष को हुए भारी नुकसान की खबरें आ रही थीं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग 
(सीवीसी) ने दूरसंचार विभाग द्वारा यूनीफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस के आवंटन के संबंध में पहले आओ पहले पाओ नीति संबंधी 
शिकायतों की जांच की। 12 अक्तूबर 2009 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को यह कहते हुए अपनी 
रिपोर्ट भेजी कि वह दूरसंचार विभाग की यूएएसएल नीति के तहत 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में आपराधिक षडयंत्र को निर्विवाद रूप 
से सिद्ध करने के लिए इस मामले की जांच करे। 

1.2 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने दिनांक 8 नवम्बर, 2010 को '2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस और आवंटन” के मसले 
पर परफोरमेंस ऑडिट रिपोर्ट (2010 की सं. 19) प्रस्तुत की जिसमें 57,666 करोड़ रुपए से लेकर 1,76,645 करोड़ रुपए का अनुमानित 
घाटा राजकोष को हुआ प्रदर्शित किया गया था। 

1.3 उक्त बातों पर चिंता व्यक्त करते हुए 24 फरवरी, 2011 को लोक सभा में 1998 से 2009 तक दूरसंचार लाइसेंसों और 
स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के गठन के संबंध में एक प्रस्ताव 
स्वीकार किया गया और इस प्रस्ताव को एक मार्च, 2011 को राज्य सभा द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई। तदनुसार, 4 मार्च, 
2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई जिसमें 20 सदस्य लोक सभा के तथा 10 सदस्य राज्य सभा के थे। श्री पी.सी. चाको, 
संसद सदस्य को समिति का सभापति नियुक्त किया गया। समिति को मानसून सत्र, 2011 के अंत तक 
लोक सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। 

1.4 उक्त प्रस्ताव में संयुक्त समिति द्वारा यथा घोषित विचारार्थ विषय निम्नवत हैं-- 

(एक) एक के बाद एक आई सरकारों द्वारा नीति निर्माण और उनकी व्याख्या के संबंध में जांच करना। साथ ही 1998 
से 2009 तक दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों तथा 
तत्संबंधी परिणामों की जांच करना; 

(दो) 1998 से 2009 तक सरकार के निर्णयों तथा नीति निर्माण के कार्यान्वयन में हुई अनियमितताओं तथा भ्रांतियों, यदि 
कोई हुई हों, की जांच करना तथा उनके परिणामों की जांच करना; और 

(तीन) दूरसंचार लाइसेंसों के आवंटन और मूल्य निर्धारण में निर्धारित नीति को कार्यान्वित करने के लिए समीचीन प्रावधान 
बनाना सुनिश्चित करने हेतु सिफारिशें करना। 

1.5 समिति कौ कुल मिलाकर 57 बेठकें Esl 24 मार्च, 2011 को हुई अपनी पहली बैठक में समिति ने यह निर्णय लिया 
कि लोक सभा अध्यक्ष के प्राधिकार के तहत संसदीय समिति पर जो सामान्य नियम लागू हैं वे नियम परिवर्तनों के साथ संसदीय 
समितियों पर भी लागू होंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि एक सार्वजनिक सूचना जारी की जाए जिसमें आम जनता, दूरसंचार सेवाओं 
के प्रयोक्ताओं और विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ और विचार आमंत्रित किए गए ai 7 जुलाई, 2011 को हुई अपनी बैठक में समिति 
ने यह निर्णय लिया कि दूरसंचार विभाग के सभी पूर्व सचिवों तथा दूरसंचार विनियामक तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 

के पूर्व अध्यक्षों को जिस क्रम में उन्होंने पद धारण किया हुआ था उसी क्रम में उनकी जांच कराई जाये। 



1.6 समिति ने दूरसंचार विभाग के 10 पूर्व सचिवों की जांच की है तथा ट्राई के 5 भूतपूर्व अध्यक्षों की जांच की है। समिति 

ने 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंसों और आवंटन के मुद्दे पर दूरसंचार विभाग, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारत के नियंत्रक 

और महालेखापरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा वित्त मंत्रालय (राजस्व और आर्थिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक 

साक्ष्य लिया है और उनसे जानकारी हासिल की है। विषय की जांच के दौरान समिति को भारत के महान्यायवादी के विचारों 

से भी अवगत कराया गया है। दूरसंचार क्षेत्र अर्थात्‌ सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा एसोसिएशन ऑफ यूनीफाइड 

टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया नामक दो संघों के प्रतिनिधि भी मौखिक साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष पेश हुए हैं। 

समिति ने पूर्व मंत्रिमंडलीय सचिव, श्री Gum aaa और वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की पूर्व अपर सचिव 

श्रीमती सिंधुश्री weet तथा पूर्व महानिदेशक (डाक और दूरसंचार), श्री आर.पी. सिंह का भी साक्ष्य लिया है। समिति ने पूर्व 

सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग की श्रीमती मंजू माधवन, आउटलुक मैगजीन के सम्पादकीय अध्यक्ष श्री विनोद मेहता तथा पूर्व 

संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं संसद सदस्य श्री ए. राजा से भी लिखित जवाब मांगे हैं। इसके अतिरिक्त समिति ने टेलीकॉम 

सर्विस प्रोवाइडर्स, विशेषज्ञों तथा आम जनता जिन्होंने ज्ञापन दिये थे, द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर भी गौर किया हे। 

1.7 विचारार्थ विषयों में अत्यधिक अवधि के लग जाने तथा मसलों की जटिलताओं के कारण समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने 

के लिए पांच बार समय बढ़ाने की मांग की थी। पहली बार उसने बजट सत्र 2012 के अंतिम दिन तक समय बढ़ाने की मांग 

की थी, उसके बाद उसने मानसून सत्र, 2012 के अंतिम दिन तक, उसके बाद बजट सत्र, 2013 के अंतिम दिन, उसके बाद मानसून 

सत्र, 2013 और अन्ततोगत्वा संसद के अगले सत्र के अंतिम दिन तक समय बढ़ाये जाने की मांग की थी। 

1.8 देश के दूरसंचार क्षेत्र के इतिहास में 1998 से 2009 तक की अवधि बहुत ही घटनापूर्ण रही है। समिति ने 1998 से 2009 

तक की अवधि में अपनी चर्चा में टेलीकॉम लाइसेंसिंग से संबंधित मसले के सभी पहलुओं की जांच की है जिसमें लाइसेंसिंग, स्पेक्ट्रम 

का आवंटन, लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम चार्जेज आदि जारी किया जाना शामिल है। 

1.9 संदर्भ की सुविधा हेतु, प्रतिवेदन को 10 भागों में विभाजित किया गया है। समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश तैयार 

कर लिया गया है और इसे सभा पटल पर रखा गया है तथा इसे संसदीय ग्रंथालय में भी रखा गया हे। 

1.10 अनुगामी अध्यायों में समिति ने व्यापक नीतियों की उसी तरह से जांच की है जिस तरह से सरकार ने उन्हें कार्यान्वित 

किया है। नीतिगत भ्रोतियों तथा अनियमितताओं के संबंध में टिप्पणियों और सिफारिशों पर समिति के निष्कर्ष प्रतिवेदन के 

अध्याय दस में दिये गये हैं।



अध्याय दो 

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 का युग 

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994--नीति निर्धारण 

2.1 सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 13 मई, 1994 को घोषित की गयी थी, जिसका उद्देश्य मांग पर टेलीफोन उपलब्ध 

कराना, उचित मूल्यों पर विश्वस्तरीय सेवाओं का प्रावधान करना और सभी गांवों में मूलभूत दूरसंचार सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता 
है। आर्थिक विकास तथा पुनार्कलित मांग को देखते हुए, आठवीं योजना में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 के लक्ष्यों को इस प्रकार 
संशोधित किया गया था:- 

* वर्ष 1997 तक मांग किए जाने पर टेलीफोन उपलब्ध कराया जाए। 

© वर्ष 1997 तक सभी गांवों को कवर किया जाए। 

* शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1997 तक प्रत्येक 500 व्यक्तियों पर एक पीसीओ उपलब्ध कराया जाए। 

* आठवीं योजनावधि में अधिमान्य रूप से 1996 तक भारत में दूरसंचार सेवाओं का स्तर बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के 

अनुरूप करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध सभी मूल्यवर्धित सेवाओं को भारत में शुरू किया जाए। 

2.2 राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 में यह स्वीकार किया गया है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपेक्षित संसाधनों को केवल 
सरकारी स्रोतों से उपलब्ध नहीं कराया जा सका और बृहद संसाधन अंतर को पाटने के लिए निजी निवेश तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी 
होना आवश्यक Zl 

2.3 राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं सहित मूल्य वर्धित सेवाओं हेतु लाइसेंस प्रचालित करने 
के लिए भारत में पंजीकृत कंपनियों को अनुमति देने की नीति जारी रखने का भी प्रावधान किया गया जो कंपनियों के चयन 
हेतु निम्नलिखित मानकों के अध्याधीन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से हो:-- 

कंपनी के कार्य-निष्पादन का ट्रैक रिकार्ड; 

प्रौद्योगिकी की संगतता; 

° भावी विकास हेतु प्रस्तुत की जा रही प्रौद्योगिकी की उपादेयता; 

* राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों का संरक्षण; 

* अत्यधिक प्रतियोगी लागत पर उपभोक्ताओं को सबसे बेहतर सेवा देने की क्षमता; और 

« दूरसंचार विभाग हेतु आकर्षक वाणिज्यिक शर्तें 

2.4 जनता को दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में दूरसंचार विभाग के प्रयास को अनुपूरित करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय दूरसंचार 
नीति-1994 में यह उपबंध किया गया था कि भारत में पंजीकृत कंपनियों को मूलभूत टेलीफोन सेवाओं के क्षेत्र में भी दूरसंचार 
नेटवर्क का विस्तार करने में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इन कंपनियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कवरेज में 

संतुलन बनाए रखना होगा।



2.5 इस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में यह बताया गया कि (क) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा उनको बढ़ावा देने, 

और (ख) निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। 

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करना 

2.6 संसाधन के अंतर को पाटने के लिए निजी निवेश/भागीदारी की आवश्यकता के अनुरूप लाइसेंस प्रदान करने के लिए निजी 

क्षेत्र की भागीदारी को चरणबद्ध तरीके से आमंत्रित किया गया। पहले चरण में नवंबर, 1994 में दूरसंचार विभाग ने दिल्ली, मुम्बई, 

कोलकाता और चेन्नई चारों महानगरों में 10 वर्ष की अवधि के लिए दो-दो अर्थात्‌ आठ सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन (सीएमटीएस) 

लाइसेंस जारी किए। दूरसंचार विभाग 1994 लाइसेंसधारकों का चयन किया गया। की निविदा में निर्धारित पैरामीटरों (ब्यूटी परेड) पर 

आधारित तकनीकी ओर वित्तीय मूल्यांकन में उनके द्वारा प्राप्त रैंक के आधार पर जिन्हें आरंभिक तीन वर्षों हेतु नियत तथा तदुपरांत 

निविदा दस्तावेज और लाइसेंस करार में उल्लिखित न्यूनतम प्रतिबद्धता के अध्यधीन प्रयोक्ताओं की संख्या के आधार पर लाइसेंस शुल्क 

का भुगतान करना था। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी 1994 लाइसेंसों में यह उल्लेख था कि 900 मेगाहर्टज del में संचची अधिकतम 

4.5 मेगाहर्टज तक उपयुक्त औचित्य के आधार पर अनुमत होगा। स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए उन लाइसेंसधारकों से अलग से कोई 

SIS प्रभार नहीं था जिन्होंने केवल उन वार्षिक स्पेक्ट्रम प्रयोक्ता प्रभारों का भुगतान किया, को समय समय पर संशोधन के अध्यधीन 

होगा तथा जो 'लाइसेंस शुल्क और रायल्टी' शीर्ष के अंतर्गत लाइसेंस के शर्तों के अध्यधीन था। 

2.7 दूसरे चरण में, दिसम्बर, 1995 में 18 दूरसंचार परिमंडलों हेतु निलामी के आधार पर 34 सीएमटीएस लाइसेंस 10 वर्षों की 

अवधि के लिए प्रदान किए गए। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी 1995 के लाइसेंसों में यह उल्लेख था कि 900 मेगाहर्टज dei में संचयी 

अधिकतम 4.5 Wheel तक उपयुक्त औचित्य के आधार पर अनुमत होगा। 

उन लाइसेंसधारकों के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन हेतु कोई पृथक अपफ्रंट प्रभार नहीं था जिन्होंने केवल वार्षिक स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार 

अदा किया जिसमें समय-समय पर संशोधन के अध्यधीन होगा और जिसका लाइसेंस की शर्तों के अंतर्गत “लाइसेंस शुल्क और रायल्टी' 

नाम पड़ा। 

2.8 जनवरी 1995 में 15 वर्षों की अवधि के लिए देय लाइसेंस शुल्क के साथ बुनियादी टेलीफोन सेवा (बीटीएस) हेतु भी निविदाएं 

आमंत्रित की गयी थीं। बुनियादी टेलीफोन सेवा लाइसेंस की शर्तों के अंतर्गत लाइसेंसधारक द्वारा फिक्स्ड लाइन बुनियादी टेलीफोन सेवाएं 

तथा साथ ही वायरलैस बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान की जा सकती थीं। वर्ष 1997-98 में बुनियादी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने 

हेतु निविदा के माध्यम से नीलामी के द्वारा छह लाइसेंस प्रदान किए गए थे। लाइसेंस शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान 

किया गया था कि विश्व बाजार में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) हेतु उपस्करों की उपलब्धता के आधार पर इसमें विशिष्ट 

बैंड में स्पेक्ट्रम हेतु उसमें उल्लेख की गयी शर्तों के आधार पर आबंटन हेतु विचार किया जाएगा। स्पेक्ट्रम के आबंटन हेतु कोई 
पृथक अपफ्रंट प्रभार नहीं था और लाइसेंसधारक जो बुनियादी वायरलैस टेलीफोन सेवा की पेशकश कर रहे थे के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम 
उपयोग प्रभार अदा करना अपेक्षित था जिसको लाइसेंस की शर्तों के अंतर्गत “लाइसेंस शुल्क और रायल्टी' नाम दिया गया था। 

2.9 पहली और दूसरी सीएमटीएस लाइसेंस की द्विशासी व्यवस्था के दूरसंचार विभाग ने प्रत्यक्ष अथवा विनिर्दिष्ट सरकारी प्राधिकरण 
के माध्यम से क्षेत्र में सेवा प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखा था। दिल्‍ली और मुंबई क्षेत्र की सेवाओं के लिए महानगर टेलीफोन 
निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को 10 अक्तूबर, 1997 से सीएमटीएस लाइसेंस प्रदान किए गए थे। तथापि, सीएमटीएस लाइसेंसधारक 
के रूप में एमटीएनएल के प्रवेश को मौजूदा सीएमटीएस लाइसेंसधारकों द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गयी थी और इस पर स्थगनादेश 
प्रदान किया गया था। 

लाइसेंस व्यवस्था का कार्यान्वयन 

2.10 समिति ने लाइसेंसधारकों को प्रचालन के आंरभिक वर्षो में उनके समक्ष आयी चुनौतियों और विभाग द्वारा आरंभ की गयी 
नई लाइसेंस व्यवस्था के कार्यान्वयन में उनके समक्ष आयी चुनौतियों के बारे में जानना चाहा। साक्ष्य में तत्कालीन दूरसंचार सचिव 
श्री ए.वी. गोकक ने समिति को सूचित किया कि नीति निर्धारण के मोर्चे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी केवल नियमित विस्तार जारी 

4



था। लाइसेंसधारक लाइसेंस समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे जो उन्हें जनवरी 1996 के आसपास दिए गए थे क्योंकि उनकी 
कतिपय आपत्तियां थीं। सचिव के अनुसार लाइसेंसधारकों को लाइसेंस समझौतों की जिन तीन प्रमुख क्षेत्रों में आपत्तियां थीं se fated 
किया गया जैसे (क) विवाचन का प्रावधान, (ख) विदेशों से वाणिज्यक ऋण, (ग) अनिवार्य बाध्यता खंड, और 
(घ) लाइसेंस का समानुदेशन। पहली तीन समस्याओं के संबंध में बातचीत के माध्यम से इनका समाधान किया गया था। चौथी समस्या 
के संबंध में उन्होंने बताया कि कोई भी विदेश ऋण देने वाला आगे आने को तैयार नहीं था जब तक कि समानुदेशन आरंभ नहीं 
किया जाता। लाइसेंस के समानुदेशन का अर्थ है कि चूक करने की स्थिति में लाइसेंस का अपने आप हस्तांतरण हो जाता है अथवा 
इसे अपने आप में संपत्ति के रूप में माना जाएगा और इसलिए बजट में लाइसेंस शुल्क के परिशोधन का प्रावधान किया गया था। 
श्री गोकक ने बताया कि सितम्बर या अक्तूबर 1997 में मंत्रिमंडल की अनुमति से समानुदेशन प्रदान करने हेतु तद्नुसार संशोधन 
किया गया था। 

लाइसेंस शुल्क चूककर्ता 

2.11 तत्कालीन सचिव श्री गोकक ने समिति को बताया कि उपर्युक्त बताई गए प्रशासनिक समस्याओं के अतिरिक्त जिनको खुली 
पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सुलझा लिया गया था, सेवा प्रदाता की वित्तीय समस्या मौजूद थी। लाइसेंस शुल्क के भुगतान में चूक 
के बारे में उन्होंनें बताया कि बुनियादी सेवा प्रदाताओं ने नेटवर्क स्थापित करना भी आरंभ नहीं किया है, परन्तु लाइसेंस समझौते पर 
हस्ताक्षर करने से पूर्व उनसे जो अपेक्षा कौ गयी थी उन्होंने वह लाइसेंस शुल्क अदा किया। सेल्युलर आपरेटरों को लेकर मेट्रो और 
सर्किलों में समस्या थी मेट्रो की तुलना में सर्किलों में यह समस्या अधिक ei 

2.12 नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की डाक और दूरसंचार रिपोर्ट (2000 की सं. 6) में इंगित किया गया था कि 
अधिकांश लाइसेंसधारकों ने देय की अदायगी नहीं करके और समझौतों की अन्य शर्तों का पालन न करके जैसे वित्तीय बैंक गारंटी 
वायरलैस प्लानिंग एंड कोआर्डिनेशन (डब्ल्यूपीसी) लाइसेंस शुल्क और wae के भुगतान, wep खातों आदि संबंधी वित्तीय शर्तों का 
उल्लंघन किया हैं। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस समझौते में यथा निर्धारित 
भुगतान समय-सीमा का पालन नहीं किया गया। सर्किल सेल्युलर लाइसेंसधारकों ने द्वितीय वर्ष मार्च (1997) से नियमित आधार पर 
लाइसेंस शुल्क अदा नहीं किया। यहां तक कि मेट्रो सेल्युलर आपरेटरों ने चौथे वर्ष से नियमित लाइसेंस शुल्क का भुगतान रोक दिया। 
बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के छह लाइसेंसधारक जिन्होंने वर्ष 1997-98 के दौरान लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए, ने अपनी लाइसेंस 
समझौते के दूसरे वर्ष से लाइसेंस शुल्क के भुगतान में चूक की। 

2.13 समिति को सूचित किया गया है कि आपरेटरों और उद्योग से परियोजनाओं की गैर-व्यवहार्यता के कारण कुछ सहायता 
अनुदान हेतु बार-बार अनुरोध प्राप्त हुए थे। समिति को उपलब्ध कराए गए रिकार्डों ने इंगित किया कि सेल्युलर आपरेटर एसोसिएशन 
ऑफ इंडिया सीओएआई ने 29 जुलाई, 1997 को दूरसंचार विभाग को अभ्यावेदन किया था जिसमें उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं 
को वर्णित किया गया था और सहायता मांगी गयी थी। इसके उपरांत उद्योग की मांगों हेतु दबाव बनाने के लिए विभाग में सीओएआई 
से पत्र प्राप्त हुए थे। सर्किल लाइसेंसों के संबंध में उठायी गयी मांगें निम्नानुसार थीं:-- 

1 चालू वर्ष हेतु लाइसेंस शुल्क के भुगतान का आस्थगन, 

* नकद प्रवाह की गंभीर समस्याओं के कारण निवल वर्तमान मूल्य एनपीवी को प्रभावित किए बिना लाइसेंस शुल्क 
भुगतान पर दो वर्ष का अधिस्थगन, और 

* लाइसेंस अवधि कौ dum को बढ़ाकर 10 वर्ष से 15 वर्ष करने और एनपीवी के लिए दिए जाने वाले भुगतान 
को अपरिवर्तित रखा जाए (अर्थात्‌ इनको बिना किसी अतिरिक्त लागत पर लाइसेंस का विस्तार) उद्योग ने यह भी 
कहा है कि दो वर्षों की अवधि का अधिस्थगन भी परियोजनाओं की व्यवहार्यता की समस्या का दीर्घावधिक समाधान 
प्रदान नहीं करेगा। सीओएआई ने अपने पश्चातूवर्ती अभ्यावेदनों में अनुरोध किया कि लाइसेंस की विस्तार अवधि 
20 वर्ष होनी चाहिए।



2.14 सेल्युलर उद्योग के अनुसार निम्नलिखित तथ्यों के कारण परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। 

उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के संबंध में किए गए उनके आरंभिक अनुमानों को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका था:-- 

« उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि के संबंध में किए गए उनके आरंभिक अनुमानों को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका था। 

*« उपभोक्ता आधार में धीमी वृद्धि दर के अतिरिक्त एअर टाइम के संदर्भ में प्रयोग जिससे सीधे राजस्व योगदान प्राप्त 

होता है वह अपेक्षा से काफी कम रहा है। 

« उपर्युक्त के मद्देनजर उद्योग ने अनुरोध किया है कि सृजित राजस्व लाइसेंस शुल्क की प्रमात्रा की वहन करने के लिए 

पर्याप्त नहीं था। 

सेल्युलर उद्योग की वित्तीय स्थिति की समीक्षा 

2.15 सेल्युलर आपरेटरों से मांगों के आलोक में दूरसंचार विभाग द्वारा यह महसूस किया गया था कि सेल्युलर उद्योग की स्थिति 

का अध्ययन किसी विशेषज्ञ एजेंसी से करवाए जाने की आवश्यकता है और आगे के उपायों पर इसके परिणाम के आधार पर विचार 

किया जाए। 1 नवम्बर 1997 को प्रधानमंत्री द्वारा ली गयी समीक्षा बैठक जिसमें संचार मंत्री भी उपस्थित थे में यह निर्णय लिया 

गया था कि सेल्युलर उद्योग की स्थिति के अध्ययन का मामला भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को भेजा जाए जिसकी 

ट्राई अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार की भूमिका थी। श्री Wal. गोकक, सचिव, दूरसंचार विभाग और अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग (टीसी) 

द्वारा 17 दिसम्बर 1997 को आयोजित बैठक में यह महसूस किया गया था कि ट्राई उक्त अध्ययन हेतु अधिक समय ले सकता 

है और इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि इस अध्ययन को किसी अन्य विशेषज्ञ सरकारी एजेंसी को सौंपा जाए। इस संदर्भ में 

समिति ने जानना चाहा कि अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय की 

अनदेखी करके अपनी राय कैसे ले सकते हैं। तत्कालीन सचिव श्री गोकक ने साक्ष्य में बताया कि “मुझे अभी भी याद नहीं कि 

मैंने कार्यवृत्त देखा था। में सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी ऐसा करने की कोई मंशा नहीं at” 

2.16 इस बैठक के बाद समिति ने नवम्बर 1997 में प्रधानमंत्री द्वार ली गयी समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त सहित संगत फाइलें 

मंगाई। दिनांक 11 दिसम्बर 1997 की सदस्य प्रोडक्शन की नोटिंग में यह देखा जा सकता है कि Sea आपरेटरों और पेजर 

उद्योग को राहत प्रदान करने संबंधी पैराग्राफ जो 1 नवंबर 1997 के कार्यवृत में अंतर्विष्ट था को तत्काल कार्रवाई के लिए डीडीजी 

(वीएएस) को अग्रेषित किया गया em 15 दिसम्बर 1997 को निदेशक (वीएसएस-1) ने निदेशक (वीएसएस-11) को एक नोट प्रस्तुत 

कर सुझाव दिया कि सेल्युलर आपरेटरों द्वारा मांगी गयी सहायता हेतु निवेदनों और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गयी समीक्षा बैठकों 

के सुझावों को डीडीजी (विनियमन) को इस आशय के साथ भेजा जाए कि इस मामले को ट्राई के साथ उठाया जाए। 

2.17 1 नवम्बर 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत हुई समीक्षा बैठक के कार्यवृत की नोटिंग निम्नानुसार 

a 

सचिव, दूरसंचार विभाग, ने सूचित किया है कि सेल्युलर और पेजिंग सेवाओं में वृद्धि के संबंध में शुरुआती अनुमान सही साबित 

नहीं हुआ है। इसने इन परियोजनाओं की अर्थक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सेल्युलर आपरेटर यह मांग करते रहे हैं 
कि अगले दो वर्षों के लिए उनके लाइसेंस शुल्क को आस्थगित किया जाना चाहिए और बाद के वर्षों में इस प्रकार से शुल्क प्रभारित 

किया जाना चाहिए कि सकल लाइसेंस शुल्क का एनपीवी अपरिवर्तित wi इन्होंने कोई अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क प्रभारित किए बिना 
वर्तमान लाइसेंस अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का भी अनुरोध किया है। इसी प्रकार पेजिंग सेवा उद्योग मांग करता 
रहा है कि चौथे और पांचवें वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क को शून्य किया जाए। यह सुझाव दिया गया कि सेल्युलर और पेजिंग उद्योग 
की स्थिति पर किसी विशेषज्ञ परामर्शदाता से अध्ययन कराए जाने तथा इसके परिणाम के आधार पर आगे के उपायों पर विचार 
किए जाने की आवश्यकता होगी। चर्चा के बाद यह महसूस किया गया कि इस प्रकार के अध्ययन को किसी निजी परामर्शदाता 
को प्रेषित करना व्यवहार्य नहीं होगा। इस मामले को ट्राई को भेजा जा सकता है जो ट्राई अधिनियम के तहत एक परामर्शदाता 

की भूमिका रखता है। 


